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सं. प्रो.वि./जी.जी.एन./ 55-8 3/ 58341. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि एन.डी.ओ. ( प्रोप्रेशन ) 
एच.एस.ई.बी., नागल चौधरी , जिला महेन्द्रगढ़, के श्रमिक श्री मनी राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, श्रव , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10. की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 15251, 
दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीव या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

मनी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


क्या श्री 


सं . प्रो.वि /जी.जी.एन./ 108-83/ 58348.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज जय भारत डायरी अलवर 
रोड, सोहना , गुड़गांवा के श्रमिक श्री राम फल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक 


धिवाद है ; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , पब , प्रोद्यौगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415 - *- थम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि स्वत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री राम फल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 
सं ० मो.वि.जी.जी.एन. /109-83/ 58355.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है 

के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज इंडो स्विस 
टाईम लि. , दिल्ली गुड़गांवा रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री गुरदियाल सिंह राठोर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3 - श्रग-68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं ० 114 95 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
बारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो 
विवादस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: -- 

क्या श्री गुरदियाल सिंह राठोर की सेवांभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं. प्रो.वि. रोहतक/180-83/ 58 369.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ए.के.आई. इंटरनैशल 
प्रा.लि., बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री रामा कान्त तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 96 41--1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 
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6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.मो. (ई ) श्रम -70/ 13648 , दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला 
है : 

क्या श्री रामा कान्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि.पानीपत/ 21-83/58376. - चूंकि राजगपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज दी पानीपत कोपरेटिव शृंगर 
मिल्ज लि ., डिस्ट्रीलरी यूनिट, पानीपत, के श्रमिक श्री शमशर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-1 के अधीन प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


: 


क्या श्री शमशेर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि . करनाल/5 3-83/58403. ~ चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि नगरपालिका, 

इन्द्री के 
श्रलिक श्री राम कुमार शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन औद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं ० प्रो.वि./एफ.डी. - 2/142-83/ 584 16. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज कालिन्दी इन्टरप्राईजिज प्लाट 
नं 0 28, सैक्टर -25, वल्लबगढ़, के श्रमिक श्री टूबर चौहान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यावनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन प्रौद्योगिक अधि 
करण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री टूवर चौहान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ०वि ० /एफ.डी./ 127-83/ 58437. - चूकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज भारत इन्टरप्राईजिज 
प्लाट नं . 17, , सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राज सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन 
प्रौद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा 
प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 
क्या भी 

राज सिंह की सेवामों का समापन , न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


. 


